
भारत सरकार
वि	देश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांविकत प्रश्न संख्या 2993

विदनांक 09.08.2024 को उत्तर विदए जाने के लिलए

फज% भत% अभिभकता'
2993.  श्री राहुल कस्	ां: 

डॉ. बायरडे्डी शबरीः
श्री एंटो एन्टोनीः 
श्री जी.एम. हरीश बालयोगीः

क्या वि	देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विकः

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिरकों को वि	देशों में रोज़गार देने 	ाली फज़%/धोखाधड़ी 	ाली आव्रजन एजेंसिसयों/एजेंटों
के मुदे्द पर कोई अध्ययन/अनुसंधान/जांच की ह ैऔर यविद हाँ, तो विपछले तीन 	र्षोंQ के दौरान राजस्थान, केरल और आंध्र
प्रदेश सविहत राज्य-	ार पहचान की गई ऐसी एजेंसिसयों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या ह;ै

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपविनयों/एजेंसिसयों के लिखलाफ कानूनी या अन्य कोई कार'	ाई की ह ैऔर यविद हाँ, तो तत्संबंधी
ब्यौरा क्या ह ैऔर यविद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग)विपछले चार 	र्षोंQ के दौरान सरकार द्वारा बंद की गई ऐसी एजेंसिसयों/कंपविनयों की संख्या का उक्त राज्यों सविहत राज्य-
	ार ब्यौरा क्या ह;ै

(घ)  क्या सरकार का ऐसी एजेंसिसयों/कंपविनयों को वि	विनयविमत करने और उनकी संख्या कम करने के लिलए कोई
योजना/पहल शुरू करने का इरादा ह ैऔर यविद हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह ैऔर यविद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ)वि	देशों में रोज़गार चाहने 	ाले हमार ेनागरिरकों का समथ'न करने के लिलए वि	देशों में दतूा	ासों और 	ाभिणज्य दतूा	ासों
द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और 

(च) मान	 दरु्व्याया'पार कर ले जाए गए ऐसे य	ुाओ ंके परिर	ारों को क्या सहायता प्रदान की जाती ह ैतथा देश में 	ापस लाए
गए य	ुाओ ंके लिलए क्या सहायता/पुन	ा'स काय'क्रम उपलब्ध हैं?

उत्तर 
वि	देश राज्य मंत्री 

(श्री कीर्तित 	ध'न सिंसह)

(क) से (ग) सरकार को कुछ ऐसी घटनाओ ंकी जानकारी प्राप्त हुई हैं, सिजनमें वि	देशों में फज% नौकरी का लालच देकर
भारतीय नागरिरकों को जालसाज/फज% एजेंसिसयों द्वारा फंसाया गया। देश में  अ	ैध भत% एजेंटों की धोखाधड़ी संबंधी
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गतितवि	तिधयों के बारे में पीविड़त प्र	ासी या उसके परिर	ार के सदस्यों/विमत्रों/रिरश्तेदारों, सिजन्हें ऐसे एजेंटों द्वारा धोखा विदया
गया है,  द्वारा भी भिशकायतें दज'  की जाती हैं। ऐसी सूचनाओ ंके आधार पर मंत्रालय और वि	देश स्थिस्थत संबंतिधत भारतीय
विमशनों/कें द्रों द्वारा कार'	ाई शुरू की जाती ह।ै भिशकायत को जांच और अभिभयोजन के लिलए संबंतिधत राज्य पुलिलस को भेजा
जाता ह।ै विपछले तीन 	र्षोंQ और 	त'मान 	र्षों' के लिलए इस संबंध में अनु	त% कार'	ाई की स्थिस्थतित अनुबंध-क पर दी गई ह।ै

मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिलए मानक संचालन प्रविक्रया भी जारी की है, सिजसका पालन ऐसी फज% एजेंसिसयों के लिखलाफ
भिशकायतें विमलने पर विकया जाएगा। मंत्रालय सुरतिrत ए	ं कानूनी माध्यमों तथा वि	देशों में रोजगार के अ	सरों के लाभों के
बारे में जानकारी प्रसारिरत करने के लिलए राज्य सरकारों और कानून प्र	त'न एजेंसिसयों सविहत संबंतिधत विहतधारकों के साथ
समन्	य भी कर रहा ह।ै 

अ	ैध एजेंटों/एजेंसिसयों के बारे में जानकारी विनयविमत आधार पर ई-माइग्रेट पोट'ल पर अपडेट की जाती ह।ै जून 2024
तक पोट'ल पर कुल 3,042 अ	ैध एजेंटों को अतिधसतूिचत विकया गया ह।ै राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सविहत अन्य
राज्यों से ऐसे अ	ैध एजेंटों/एजेंसिसयों की राज्य-	ार संख्या का वि		रण अनुबंध-ख पर संलग्न ह।ै 

(घ)  उत्प्र	ास अनापलित्त अपेतिrत  (ईसीआर)  शे्रणी के पासपोट'  धारक भारतीय कामगारों के उत्प्र	ास की प्रविक्रया और
वि	देशी रोजगार के लिलए 18 ईसीआर देशों में से विकसी देश में जाना, उत्प्र	ास अतिधविनयम, 1983 के तहत वि	विनयविमत ह,ै
सिजसे वि	देश मंत्रालय  (एमईए)  द्वारा वि	देशी रोजगार  (ओई)  तथा उत्प्र	ासी महासंरrक  (पीजीई)  प्रभाग के माध्यम से
प्रशासिसत विकया  जाता  ह।ै  इस अतिधविनयम के  अनुसार,  कोई भी  र्व्यायविक्त/एजेंसी  पंजीकरण प्रातिधकारी  द्वारा  जारी  	ैध
पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त विकए विबना भत% एजेंट/एजेंसी के रूप में काय' नहीं कर सकता ह।ै 

उत्प्र	ासिसयों को पंजीकृत भत% एजेंटों की से	ाओ ंका उपयोग करने और अ	ैध/नकली एजेंटों के माध्यम से प्र	ेश न करने
के लिलए प्रोत्साविहत करने हेतु समय-समय पर वि	जुअल और प्रिंप्रट मीतिडया अभिभयान चलाए जा रहे हैं। इन पोट'फोलिलयो को
मंत्रालय और वि	देश में विमशन/पोस्ट के सोशल मीतिडया प्रोफाइल और अतिधक से अतिधक रीच के लिलए अन्य माध्यमों से
अपलोड और प्रसारिरत विकया जा रहा ह।ै राज्य को अपने-अपने अतिधकार rेत्र में एसोसिसएशन का प्रचार करने के लिलए
जागरूकता अभिभयान शुरू करने की अनुमतित दी जाती ह।ै 

(ङ) और (च) प्र	ासन प्रविक्रया को आसान बनाने और वि	देशों में भारतीय कामगारों के रोजगार को सुवि	धाजनक बनाने के
लिलए,  मंत्रालय ने वि	भिभन्न गंतर्व्याय देशों की सरकारों के साथ प्र	ासन और आ	ाजाही साझेदारी करार  (एमएमपीए)  पर
हस्ताrर विकए हैं।  इन एमएमपीए का  उदे्दश्य भारत के जनसांस्थिख्यकीय लाभांश का उपयोग करना  और हमारे  छात्रों,
भिशrावि	दों,  र्व्यायापारिरयों  ए	ं  पेशे	रों  के  लिलए आ	ाजाही  को  बढ़ा	ा देना  है  और इन करारों  पर फ्रांस  (2018),  यूके
(2021), जम'नी (2022), इटली, ऑस्ट्र ेलिलया और ऑस्थिस्ट्रया (2023) और डेनमाक'  (2024) के साथ हस्ताrर विकए
गए हैं।

वि	देश स्थिस्थत हमारे विमशन/कें द्र सतक'  रहते हैं और सविक्रय रूप से विनगरानी करते हैं, ताविक वि	देश में विकसी भी भारतीय
नागरिरक को विकसी सहायता की आ	श्यकता होने या उसके संकट में फंसे होने या उसे कोई भिशकायत होने पर उसकी
सहायता की जा सके। वि	देशों में हमारे नागरिरक 	ॉक-इन इटंरर्व्यायू,  ईमेल,  बहुभार्षोंी  24x7 आपातकालीन नंबरों,  मदद,
सीपीजीआरएएमएस और ई-माइग्रेट जैसे भिशकायत विन	ारण पोट'ल और सोशल मीतिडया आविद के माध्यम से विमशन/कें द्र से
संपक'  कर सकते हैं। ऐसी कोई भी भिशकायत प्राप्त होने पर वि	देश स्थिस्थत हमारे विमशन/कें द्र पीविड़त भारतीय नागरिरक की
सहायता और राहत प्रदान करने के लिलए त्	रिरत कार'	ाई और उतिचत उपाय करते हैं। विमशन/कें द्र इन मुद्दों को स्थानीय
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वि	देश मंत्रालय और मेजबान देशों की अन्य संबंतिधत सरकारी एजेंसिसयों जैसे आव्रजन, श्रम वि	भाग, गृह मामले, रrा ए	ं
सीमा मामले और कानून प्र	त'न एजेंसिसयों के साथ भी उतिचत रूप से उठाते हैं। भारत सरकार ऐसे मुद्दों को समय-समय पर
मेजबान सरकारों के साथ राजनीतितक स्तर पर भी उठाती ह।ै संकटग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, माग'दश'न और
परामश' प्रदान करने के लिलए नई विदल्ली और दबुई (यूएई), रिरयाद ए	ं जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेभिशया)
में प्र	ासी भारतीय सहायता कें द्र (पीबीएसके) स्थाविपत विकए गए हैं। 

भारतीय विमशन/कें द्र वि	देश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिरकों को ‘माली हालत के आधार’ पर वि	त्तीय और कानूनी सहायता
प्रदान  करने  के  लिलए  समय-समय  पर  भारतीय  समुदाय  कल्याण  कोर्षों  (आईसीडबल्यूएफ़)  का  उपयोग  करते  हैं।
आईसीडबल्यूएफ़  के  तहत  मुख्य  सहायता  में  भोजन  ए	ं  आ	ास,  भारत  के  लिलए  ह	ाई  विटकट,  कानूनी  सहायता,
आपातकालीन तिचविकत्सा देखभाल, पार्थिथ	 शरीर को भारत ले जाना और छोटे जुमा'ने ए	ं शास्थिस्तयों का भुगतान शाविमल ह।ै
	र्षों'  2014 से माच'  2024 तक, इस कोर्षों के तहत वि	देश स्थिस्थत भारतीय विमशनों/कें द्रों द्वारा लगभग 656 करोड़ रुपये का
उपयोग विकया गया ह ैऔर लगभग 3,50,194 भारतीयों को सहायता प्रदान की गई ह।ै 

*****
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अनुबंध-क  

क्र. 
स.ं

राज्य/संघ
शासिसत प्रदेश

संख्या राज्य पुलिलस द्वारा प्रस्तुत एटीआर जांच के बाद अभिभयोजन स्	ीकृतित
जारी करने के लिलए  अनुरोध विकए

गए मामलों की संख्या

जारी अभिभयोजन स्	ीकृतित की
संख्या

2021 2022 2023 2024
(जून
तक)

2021 2022 2023 2024 (जून
तक)

2021 202
2

202
3

2024
(जून
तक)

2021 202
2

202
3

2024
(जून
तक)

1.आंध्र प्रदेश 1111 688 445 261 0 0 5* - 0 0 1 0 0 0 1 0

2. अरुणाचल 
प्रदेश

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.असम 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
विबहार

10 2 6 5 4
(एफ़आईआर

दज')

0 1(एफ़आई
आर दज')

1(एफ़आई
आर दज')

0 0 0 0 0 0 0 0

5. चंडीगढ़ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. छतीसगढ़ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. विदल्ली 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

8. गो	ा 3 14 5 1 0 5 0 1 0 0 0 0

9. गुजरात 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
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10. हरिरयाणा 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

11. विहमाचल 
प्रदेश

0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. जम्मू और 
कश्मीर

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

13. झारखंड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. कना'टक 6 21 32 13 0 4 6 0 0 1 3 0 0 1 3 0

15.
केरल*

65 69 110 95 54
(एफ़आईआर

दज')

47
(एफ़आई
आर दज')

87
(एफ़आईआ

र दज')

66
(एफ़आईआर

दज')

2 7 7 1 2 7 7 1

16. मध्य प्रदेश 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. महाराष्ट्र 22 8 6 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1

18. मभिणपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. विमज़ोरम 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. नागालैंड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. ओतिडशा 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. पंजाब 2 23 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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24.
राजस्थान

91 64 35 45 24 (एक
एफ़आईआर

दज')

2 0 0 4 0 2 0 4 0 2 0

25. सिसवि�म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. तविमलनाडु 85 254 152 86 0 6 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0

27. तेलंगाना 74 63 132 40 - 19 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0

28. वित्रपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. उत्तराखंड 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. उत्तर प्रदेश 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

31. पति�म बंगाल 74 10 5 8 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

कुल 1,553 1,227 1,006 575 82 87 147 74 7 11 15 14 7 11 15 14

* आंध्र प्रदेश पुलिलस से एक पत्र प्राप्त हुआ सिजसमें बताया गया ह ैविक पांच प्र	ासिसयों ने एजेंट के लिखलाफ भिशकायत दज' करने से इनकार कर विदया ह।ै 
*****
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अनुबंध  -  ख   
ई-माइग्रेट पोट'ल पर अतिधसतूिचत अ	ैध एजेंटों की राज्य	ार संख्या

(जून 2024 तक)

राज्य अतिधसतूिचत अ	ैध एजेंटों की संख्या
विदल्ली 299
पंजाब 209

तविमलनडु 372
महाराष्ट्र 337

उत्तर प्रदेश 418
आंध्र प्रदेश 498

केरल 206
तेलंगाना 123
हरिरयाणा 36
गुजरात 59

पति�म बंगाल 130
कना'टक 81
राजस्थान 62

विबहार 57
मध्य प्रदेश 16

पुडुचेरी 6
उत्तराखंड 13

गो	ा 13
विहमाचल प्रदेश 10

जम्मू और कश्मीर 11
चंडीगढ़ 34
ओतिडशा 11

छत्तीसगढ़ 4
असम 23

झारखंड 5
वित्रपुरा 7

नागालैंड 1
मभिणपुर 1
कुल 3042

*****

7


